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16.08.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए
गोवा में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाना
651.
श्री शांताराम नायकः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
गोवा में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाने के पश्चात से गोवा राज्य में कितने आवेदकों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है;

(ख) 
ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें उक्त अवधि में मिलने का वक्त दिया गया था और किसी न किसी कारण से लौटा दिया गया;
(ग) 
उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदकों को पासपोर्ट जारी किए गए हैं; 

(घ) 
गोवा में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना के ठीक पहले के पांच वर्षों के दौरान कितने आवेदकों को पासपोर्ट जारी किए गए थे और कितने आवेदकों के आवेदन अस्वीकार कर दिये गए थे; और
(ड.)
क्या गोवा में एक लघु पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री ई. अहमद)
(1) पासपोर्ट सेवा केन्द्र, पणजी को 9 मार्च, 2012 को प्रचालित किया गया। गोवा राज्य में 9 मार्च, 2012 से 8 अगस्त, 2012 तक पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 9683 है।
(2) उक्त अवधि के दौरान जिन लोगों को मिलने का समय दिया गया उनकी संख्या 16470 थी, जिनमें से वास्तव में 15782 लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाया। आवेदन पत्रों की जांच करने के पश्चात् 2410 लोगों को सलाह दी गई कि वे अतिरिक्त कागजात प्रस्तुत करें ताकि इन आवेदन पत्रों पर पुनःकार्रवाई की जा सके। पासपोर्ट नियमावली के संगत प्रावधानों के तहत 2 आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए गए।
(3) जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या 9183 थी जिनमें से 7488 (कुल आवेदन का 77.3 प्रतिशत) पासपोर्ट प्रेषित कर दिए गए। शेष आवेदनों पर अनुशंसात्मक पुलिस रिपोर्टें प्राप्त होने के पश्चात ही कार्यवाही की जाएगी।
(4) वर्ष 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और 1.1.2012 से 8.3.2012 तक की अवधि के दौरान क्रमशः 28421, 30903, 28886, 33687, 33631 तथा 4879 पासपोर्ट जारी किए गए। इन पांच वर्षों में कागजातों की कमी तथा अपूर्ण रिपोर्टों सहित कई कारणों से लम्बित आवेदन पत्रों की कुल संख्या 180 है। इन मामलों को निपटाने के लिए 3 तथा 4 अगस्त 2012 को पासपोर्ट अदालतें लगाई गईं।
(5) सरकार ने गोवा सहित कई स्थानों पर पासपोर्ट सेवा केन्द्र/लघु पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए सार्वजनिक तथा अन्य मंचों के प्रतिनिधियों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ऐसे सभी प्रस्तावों की जांच करके सरकार को इस संबंध में सलाह देने के लिए नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट से संपर्क किया गया है। 
*****
